भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 155

16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
लेवी चावल की खरीद
*155. श्री नरेश अग्रवाल: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने लेवी चावल की खरीद को छियेत्तर प्रतिशत से घटाकर पच्चीस प्रतिशत करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) सरकार द्वारा छियेत्तर प्रतिशत लेवी चावल लेने पर कितनी मात्रा में चावल खरीदा जाता था और पच्चीस प्रतिशत पर कितनी मात्रा में चावल खरीदा जाएगा?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
********

राज्‍य सभा में दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 155 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण
(क):
जी, हां। वर्तमान में लेवी की प्रतिशतता का निर्धारण राज्‍य सरकारों द्वारा भारत सरकार की सहमति प्राप्‍त करने के बाद किया जाता है और यह प्रतिशतता विभिनन राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक होती है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य निगम और राज्‍य एजेंसियों द्वारा प्रचालित धान के समर्थन मूल्‍यों से कस्‍टम मिल चावल की खरीद में वृद्धि हुई है जिससे काफी हद तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं की आवश्‍यकता पूरी हो सकती है। अत:, सरकार ने मिल मालिकों पर लगाई जाने वाली लेवी के जरिए चावल एकत्रित करने की प्रथा को हतोत्‍साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्‍य सरकारों को यह निदेश दिया है कि वे दिनांक 1 अक्‍तूबर, 2013 के बाद से मिल मालिकों पर चावल की लेवी अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक ही लगाएं। लेवी की प्रतिशतता में कमी का निर्णय मिल मालिकों के जरिए लेवी को एकत्रित करने में खरीद एजेंसियों को पेश आने वाली समस्‍याओं जैसे कि किसानों को कम राशि का भुगतान, मिल मालिकों द्वारा चावल की सुपुर्दगी में देरी तथा अन्‍य कुप्रथाओं को ध्‍यान में रखते हुए लिया गया है। 
(ख):
पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में केन्‍द्रीय पूल के लिए खरीदे गए लेवी चावल का ब्‍यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। लागू की जाने वाली लेवी की मात्रा में कमी के कारण चावल की खरीद में ज्‍यादा कमी नहीं आएगी क्‍योंकि इसके परिणामस्‍वरूप राज्‍य सरकारी एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजारों एवं अन्‍य स्‍थानों पर खोले गए खरीद केन्‍द्रों के जरिए किसानों से सीधी खरीद में वृद्धि होने की संभावना है।
****** 
अनुबंध
राज्‍य सभा में दिनांक 16.08.2013 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 155 के उत्‍तर के भाग (ख) में उल्‍लिखित अनुबंध
 ( लाख टन में)

	खरीफ विपणन मौसम 
	लेवी चावल का संग्रहण

	खरीफ विपणन मौसम 2009-10
	112.63

	2010-11
	116.05

	2011-12
	97.66

	2012-13(5.8.2013 तक)
	79.28


****

